  भारत सरकार
                        आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
 



             राज्‍य  सभा
                                                    अतारांकित प्रश्न सं0 4360
                      05 अप्रैल, 2018 को उत्‍तर के लिए
jkT;ksa esa Vkmu osafMax desfV;ksa dk xBu 

4360- 
Jh lat; flag% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ 
D;k ;g lp gS fd iFk foØsrk ¼thfodk laj{k.k vkSj iFk foØ; fofu;eu½ vfèkfu;e] 2014 ds micaèkksa ds vèkhu Vkmu osafMax desfV;ksa dk xBu fd;k tkuk visf{kr gS( vkSj 
¼[k½ 
;fn gka] rks orZeku esa ns'k esa dk;Zjr Vkmu osafMax desfV;ksa dk jkT;&okj C;kSjk D;k gS\
उत्तर
 आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
 (श्री हरदीप सिंह पुरी) 
(क): जी, हां । पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 के उपबन्‍धों के अनुसार, अन्‍य बातों के साथ-साथ यह उपलब्‍ध कराया गया है कि उपयुक्‍त सरकार इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा प्रत्‍येक स्‍थानीय प्राधिकरण में नगर विक्रय समिति गठित करने की शर्तों और तरीके की व्‍यवस्‍था कर सकती है । 
(ख): विभिन्‍न राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, शहरी स्‍थानीय निकायों में गठित नगर विक्रय समितियों की स्थिति अनुलग्‍नक-। में दी गई है । 
***
दिनांक 5.4.2018 के लिए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं0 4360 के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक-।
शहरी स्‍थानीय निकायों में गठित नगर विक्रय समितियों का राज्‍य-वार सूचना 
	क्र.सं. 
	राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्र 
	गठित की गई नगर विक्रय समिति 

	1. 
	आंध्र प्रदेश
	110

	2. 
	अरुणाचल प्रदेश
	11

	3. 
	असम
	24

	4. 
	बिहार
	140

	5. 
	चंडीगढ़ (यूटी)
	1

	6. 
	छत्तीसगढ़
	77

	7. 
	दादरा नगर हवेली (यूटी)
	1

	8. 
	गोवा
	13

	9. 
	गुजरात
	168  अनंतिम टीवीसी का गठन किया गया है । 

	10. 
	हरयाणा
	53

	11. 
	हिमाचल प्रदेश
	36

	12. 
	झारखंड
	11

	13. 
	कर्नाटक
	254

	14. 
	केरल
	93

	15. 
	मध्य प्रदेश
	40

	16. 
	महाराष्ट्र
	112

	17. 
	मणिपुर
	14

	18. 
	मेघालय
	पांच जिलों में गठन किया गया है । 

	19. 
	मिजोरम *
	8

	20. 
	ओडिशा
	92

	21. 
	पंजाब
	163

	22. 
	राजस्थान
	181

	23. 
	सिक्किम
	3

	24. 
	तमिलनाडु
	135

	25. 
	तेलंगाना
	74

	26. 
	त्रिपुरा
	7

	27. 
	उत्तर प्रदेश
	30

	28. 
	उत्तराखंड
	20


(नोट: जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य में पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 लागू नहीं है । ) 
* मिजोरम पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और प‍थ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2011 के तहत बनाई गई है । 
***
